भारत सरकार
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 75 
05 दिसंबर, 2013 के उत्‍तर के लिए 
मुंबई में रेल लाईनों के समीप रह रहे झुग्‍गी-झोपड़ी निवासियों को अन्‍यत्र बसाया जाना 
75. श्री संजय राउत : 

क्‍या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 
(क): क्‍या मंत्रालय ने रेल लाइनों के समीप रह रहे झुग्‍गी-झोपड़ी निवासियों को अन्‍यत्र बसाए जाने के संबंध में एक विस्‍तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए  एक कार्य बल का गठन किया है ; यदि हॉं, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है, और 
(ख): क्‍या सरकार रेल लाइनों के समीप रह रहे मुम्‍बई के झुग्‍गी-झोपड़ी निवासियों को अन्‍यत्र बसाए जाने पर विचार करेगी ?
उत्‍तर 
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री 
(डॉ0 (कुमारी) गिरिजा व्‍यास)
(1)  जी, नहीं ।
(2)  आवास और कॉलोनियां बनाना राज्‍य का विषय होने के कारण, बिजली, पेय जल, सीवरेज जैसी बुनियादी सिविक सुविधाओं और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को अवसंरचनात्‍मक सुविधाओं के पुनर्निर्धारण करने और प्रदान करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने एवं उनके क्रियान्‍वयन का उत्‍तरदायित्‍व राज्‍य सरकारों का है । स्‍लम पुनर्विकास और उन्‍नयन के लिए राजीव आवास योजना (आरएवाई) जून, 2011 में आरंभ की गई थी। इसके दो चरण : आरंभिक चरण, दो वर्षों के लिए था जो जून, 2013 में समाप्‍त हो गया और कार्यान्‍वयन चरण। भारत सरकार ने 2013-2022 तक की अवधि के लिए रे को एक केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 03.09.2013 को आरंभ किया था । सभी शहर/यूए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं । योजना के अंतर्गत शहरों/यूए का चयन राज्‍यों  द्वारा केन्‍द्र के साथ परामर्श करके किया जाएगा । राजीव आवास योजना के दिशा निर्देशों में किसी शहर के भीतर सभी स्‍लमों को कवर करने का प्रावधान है चाहे वे अधिसूचित हों अथवा गैर अधिसूचित (पहचाने गए और मान्‍यता प्राप्‍त सहित), चाहे वे केन्‍द्रीय सरकार अथवा उसके उपक्रम, संसद के अधिनियम के अंतर्गत सृजित स्‍वायत्‍त निकाय, राज्‍य सरकार अथवा  उसके उपक्रम, शहरी स्‍थानीय निकाय अथवा किसी अन्‍य सार्वजनिक एजेंसी और निजी क्षेत्र की भूमि पर ही क्‍यों न हों । इसके अतिरिक्‍त, मंत्रालय ने बडी मात्रा में भूमि के स्‍वामित्‍व वाले मंत्रालयों /विभागों से अनुरोध किया है कि वे या तो स्‍वयं अथवा राज्‍य सरकारों के माध्‍यम से उन स्‍लमों के पुनर्विकास अथवा पुनर्वास की विस्‍तृत परियोजना रिपोर्टे तैयार करने की पहल करें जो केन्‍द्रीय सरकार/संसद के अधिनियम के अंतर्गत सृजित उपक्रमों /स्‍वायत्‍त निकायों की भूमि पर बसे हुए हैं ।  
